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s electioneering gathers speed one notices with great irony how the 
anti-demonetisation campaign has lost steam with the sails flagging. 
The opposition campaign against demonetisation – especially led by the 
Trinamool Congress, the Congress and the left parties – was never strong 

and relied more on theatrics and mis-information. As a result the entire phalanx of 
accusers has collapsed.
	 Strangely one does not see them making the demonetisation a point of 
debate in the campaign for Assembly elections anymore, perhaps because they want 
voters to forget how successful it has been. This section of the opposition has in 
fact failed to build up a narrative counter to demonetisation, its massive and wide 
success, acceptability and strengths have pierced deep holes in the flawed debate 
that these parties have tried to foist on the people in the immediate aftermath of the 
move. 
	 What came as a surprise is that almost all these parties and their leaders 
have fallen silent on the issue – making only perfunctory references as if to test 
the reaction of the masses. In fact, the real truth of “post-truth” is that people have 
refused to be swayed by false propaganda, have stoically undergone difficulties in 
course of the entire process with the firm faith that the whole exercise was meant to 
cleanse the system and arrest the menace of counterfeit currency, arms and narcotics 
trafficking and to deal a decisive blow to anti-India forces who have operated with 
impunity for a while now. 
	 The demonetisation drive saw wide endorsement from citizens across 
the country and also from eminent economists and thinkers across the world. 
Economists such Kenneth Rogoff, Jean Tirole, Mohammed Yunus, Jagadish 
Bhagwati and a host of others have supported the effort and unlike the biased critics 
have also suggested measures that can enhance its effect. But it has become the 
norm in our public discourse to place a lid on these views so that a genuine debate 
and discussion can be avoided and the entire narrative remains limited to claptraps 
and propaganda. 
	 But this time round with Prime Minister’s energetic drive, his systematic 
and tireless outreach efforts and his direct samvad – with the people, dissolved 
whatever false opposition that the move faced. His repeated emphasis on the need 
to eradicate black money, the menace of terrorism and of groups inimical to India’s 
national interest found resonance among the ordinary citizens. For the first time 
a large number of anti-India groups have actually faced the heat and have melted 
away as well. 
	 It has become the habit of a section of the opposition to create certain 
issues, generate a false debate and deftly ensure that entire Parliament sessions 
are wasted away. But each time these issues are exposed and a section of the 
opposition’s positions is proved false, displaying an acute lack on their part of a 
sense of national responsibility. This time round, one hopes that they display more 
sense and accountability. Meanwhile, Prime Minister Modi’s effort at cleansing the 
system and ridding it of rot and rust continues to receive support and plaudit. 

Dr. Anirban Ganguly
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 It is a great pleasure for me to welcome all of you on 
this 14th Pravasi Bharatiya Diwas

  Indians abroad are valued not just for their strength 
in numbers. They are respected for the contributions 
they make

 The Indian diaspora represents the best of Indian 
culture, ethos and values

 Engagement with the overseas Indian community has 
been a key area of priority

 Remittance of close to sixty nine billion dollars 
annually by overseas Indians makes an invaluable 
contribution to the Indian economy

 NRIs and PIOs have made outstanding contributions 
to their chosen fields

 The welfare and safety of all Indians abroad is our top 

priority

 The security of Indian nationals abroad is of utmost 
importance to us

 EAM Sushma Swaraj has particularly been proactive 
and prompt in reaching out to distressed Indians abroad 
using social media

 For those workers who seek economic opportunities 
abroad, our effort is to provide maximum facilitation 
and ensure least inconvenience

 I would again encourage all PIO Card holders to 
convert their PIO Cards to OCI Cards

 We welcome all your efforts that seek to strengthen 
India’s partnership with the overseas Indian community

 Our diaspora has supported the Government’s moves 
against corruption and black money

Salient Points of PM’s address at the 
inauguration of the 14th Pravasi 
Bharatiya Divas Convention in 

Bengaluru on 08th Jan, 2017
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Salient Points of PM Narendra 
Modi’s address to inaugural event 

of National Youth Festival at 
Rohtak, via video conferencing on 

12th Jan, 2017

 आज राष्ट्रीय यवुा दिवस ह।ै स्वामी विवेकानंद जी की जन्मजयंती। मैं आप 
सभी के माध्यम से दशे के हर नौजवान को इस विशषे दिन की बहुत बहुत 
शभुकामनाए ंदतेा हू।ं

 स्वामी विवेकानंद इस बात का सबसे उत्तम उदाहरण हैं कि अल‍्प अवधि 
में भी कितना कुछ हासिल किया जा सकता ह।ै उनका जीवन बहुत कम समय 
का था। स्वामी विवेकानंद यवुा शक्ति के असीम प्रेरक हैं।

 स्वामी विवेकानंद कहते थे- हमारे दशे को इस समय आवश्यकता ह ैलोह े
की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबतू स्नाय ुवाले शरीरों की। आवश्यकता 
ह ैइस तरह की दृढ़ इच्छा-शक्ति-संपन्न यवुाओ ंकी।

 स्वामी विवेकानंद ऐसे यवुाओ ंका निर्माण करना चाहते थे जिनमें बिना 

भदे-भाव के एक दसूरे के प्रति प्रेम व विश्वास हो। यवुा वह होता ह,ै जो बिना 
अतीत की चितंा किए अपने भविष‍्य के लक्ष्‍यों की दिशा में काम करता ह।ै 
आप सभी यवुा जो काम आज करते हैं, वही तो कल जाकर दशे का भविष्य 
बन जाता ह।ै

 साथियों, आज दशे के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की आय ुइस समय 35 
वर्ष से कम ह।ै स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलकर के आज भारत में 
एक ऐसे यगु की शरुुआत करने की क्षमता ह,ै जो विश्वगरुू बन सकता ह।ै

मझु ेखशुी ह ैकि इस बार राष्ट्रीय यवुा महोत्सव की THEME ह-ै YOUTH 
FOR DIGITAL INDIA…।

 इस महोत्सव के माध्यम से यवुाओ ंको रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल 
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तरीके से लेन-दने की ट्रेनिग दी जाएगी। मरेी इस महोत्सव में ट्रेनिग लेने वाले 
हर यवुा से अपील ह ैकि जब वो यहां से ट्रेनिग लेकर जाए ंतो अपने आसपास 
के कम से कम 10 परिवारों को डिजिटल ट्रांजेक्शन करना सिखाए।ं 
LESSCASH अर्थव्यवस्था बनाने में आप सभी यवुाओ ं की बहुत बड़ी 
भमूिका ह।ै दशे को कालेधन और भ्रष्टाचार से मकु्त कराने की लड़ाई में ये आप 
लोगों का महत्वपरू्ण योगदान होगा।

 इस वर्ष राष्ट्रीय यवुा महोत्सव का शभुांकर बेटी के रूप में चनुा गया ह।ै 
दलुार से इसे नाम दिया गया ह ै‘‘म्हारी लाडो’’। इस महोत्सव के माध्यम से 
‘‘बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ’’ अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने का 
प्रयास बहुत ही सराहनीय ह।ै हरियाणा से ही कें द्र सरकार ने ‘‘बेटी बचाओ- 
बेटी पढ़ाओ’’ अभियान की शरुुआत की थी। इस अभियान का इस क्षेत्र में 
बड़ा असर दिख रहा ह।ै

 हरियाणा के भविष्य को संवारने में यहाँ का यवुा वर्ग एक बड़ी भमूिका 
निभा रहा ह।ै हरियाणा के यवुा खिलाड़ियों ने अनेक अतंरराष्ट्रीय स्पर्धाओ ंमें 
पदक हासिल कर सदा-सर्वदा परेू दशे का मान बढ़ाया ह।ै

 एक भारत-श्रेष्ठ भारत एक प्रयास ह ैदशे की सांस क्ृ तिक विविधता को एक 
सतू्र में पिरोने का। हमारे दशे में भाषाए ं भले अलग-अलग हों, खान-पान 
अलग-अलग हों, रहने का तरीका अलग-अलग हो, रीति-रिवाज अलग-
अलग हों, लेकिन आत्मा एक ही ह।ै उस आत्मा का नाम ह ै– भारतीयता। 
और इस भारतीयता के लिये मैं और आप हम सब गर्व करते हैं।

 एक भारत-श्रेष्ठ भारत सिर्फ  एक योजना नहीं ह।ै इसे एक जनआदंोलन की 
तरह आगे बढ़ाया जा रहा ह ैऔर ये तभी कामयाब होगी, जब दशे के यवुाओ ं
का भरपरू साथ मिलेगा।

 मरेे नौजवान साथियों, इस वर्ष दशे पंडित दीन दयाल उपाध्याय की शताब्दी 
मना रहा ह।ै दशे के नौजवानों के लिए पंडित जी का मतं्र था- चरैवति-चरैवति, 
चरैवति यानी चलते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं ह,ै थमना नहीं, राष्ट्र निर्माण 
के पथ पर चलते जाना ह।ै

 टेकॉनोलॉजी के इस दौर में आज दशे के नौजवानों को थ्री C’s पर ध्यान 
कें द्रित करना होगा। मैं जब थ्री C’s की बात करता हू ंतो मरेा मतलब ह ैपहला 
सी COLLECTIVITY, दसूरा सी CONNECTIVITY और तीसरा सी 
CREATIVITY…। COLLECTIVITY सामहूिकता जब तक कि हम 

संगठित शक्ति नहीं बनते हैं, हम भदे भाव को मिटाकर के भारतीय एकत्र नहीं 
होते हैं, COLLECTIVITY ताकत बहुत बड़ी ताकत होती ह।ै दसूरी बात 
ह ैCONNECTIVITY दशे यगु बदल चकुा ह।ै टेक्नोलॉजी ने परेू विश्व को 
बहुत छोटा बना दिया ह।ै परूा विश्व आपकी हथेली में आपके हाथ में होता ह।ै 
CONNECTIVITY समय की मांग ह।ै हम CONNECTIVITY दृष्टि से 
Technology के साथ-साथ हमारे मानवीय मलू्यों को भी बल दतेे चलेंगे। 
और तीसरा सी मैंने कहा CREATIVITY नये विचार, नए 
INNOVATION, परुानी समस्याओ ंके नए समाधान करने के लिये नये 
तरीके और यही तो यवुाओ ंसे अपेक्षा रहती ह।ै जिसपर CREATIVITY 
खत्म हो जाती ह।ै INNOVATION खत्म हो जाता ह।ै नयापन अटक जाता 
ह ै एक प्रकार से जिदगी ठहर जाती ह।ै और इसलिये हमारे भीतर 
CREATIVITY को जितना अवसर दें हमें दतेे रहना चाहिए।

 अभी कुछ दिनों पहले मन की बात में मैंने एक बिटिया का जिक्र किया था 
जिसने ये आइडिया दिया कि शादी में महेमानों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर 
आम के पेड़ दिए जाएगंे। पर्यावरण को बचाने के लिए ये कितना अद्भुत तरीका 
ह।ै

 ऐसे भी नौजवान हैं जिन्होंने पिछले ही महीने relay format में सिर्फ  10 
दिन में लगभग 6 हजार किलोमीटर सायकिल चलाकर “Golden 
Quadrilateral challenge” को परूा किया ह।ै इनका सतू्रवाक्य बहुत 
अच्छा ह-ै “Follow the Rules & India will Rule”।

 आप सभी यवुा उन लोगों के जीवन को छूने का प्रयास करें जो वंचित हैं-
शोषित हैं। दसूरों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप सभी यवुाओ ंको 
अपनी ऊर्जा और समय दनेा ह।ै यवुाओ ंकी ताकत, यवुाओ ंकी ऊर्जा और 
यवुाओ ंका जज़्बा, बदलाव लाने में और भी अधिक कारगर होता ह।ै अब 
करोड़ों यवुा आवाज़ों को इस दशे की आवाज़ बनकर विकास के कामों को 
आगे बढ़ाने में मदद करना ह ै।

 दशे के कोने कोने से आये हुए नौजवान एक प्रकार से लघ ुभारत मरेे सामने 
ह।ै ये लघ ुभारत नई प्रेरणा नये उत्साह लेकर के गीता का ये गीता की भमूि ह।ै 
जो कर्म का संदशे दतेी ह।ै निष्काम कर्म योग का संदशे दतेी ह।ै उसी को लेकर 
के आप चलें इसलिये मरेी इस यवुा महोत्सव को बहुत बहुत शभुकामनाए।ं
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 It is a great privilege to speak to youat the inauguration 
of the second edition of the Raisina Dialogue.

 In May 2014, the people of India also ushered in a 
New Normal. My fellow Indians spoke in one voice to 
entrust my government with a mandate for change.

 Change not just of attitudes but of mindsets. Change 
from a state of drift to one of purposeful actions. Change 
to take bold decisions. A mandate in which reform 
would not be enough unless it transforms our economy 
and society.

 A transformation that is embedded in the aspiration 
and optimism of India’s youth, and in the boundless 
energy of its millions. 

 Our economic growth; the welfare of our farmers; the 
employment opportunities for our youth; our access to 
capital, technology, markets and resources; And, 
security of our nation all of them are deeply impacted 
by developments in the world. But, the reverse is also 
true. 

 The world needs India’s sustained rise, as much as 
India needs the world. Our desire to change our country 
has an indivisible link with the external world.

 India is pursuing its transformation in unsettled 
times, which is equally the result of human progress 
and violent turmoil. For multiple reasons and at 
multiple levels, the world is going through profound 
changes. Globally connected societies, digital 

Salient Points of PM Modi’s 
inaugural address at the opening 

session of the Second Raisina 
Dialogue on 17th Jan, 2017
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opportunities, technology shifts, knowledge boom and 
innovation are leading the march of humanity.

 The multi-polarity of the world, and an increasingly 
multi-polar Asia, is a dominant fact today. And, we 
welcome it.

 We inhabit a strategically complex environment. In 
the broad sweep of history, the changing world is not 
necessarily a new situation. 

 The crucial question is how do nations act in a 
situation where the frames of reference are shifting 
rapidly. Our choices and actions are based on the 
strength of our national power.

 Our actions and aspirations, capacities and human 
capital, democracy and demography, and strength and 
success will continue to be an anchor for all round 
regional and global progress.

 For me, Sab Ka Saath; Sab Ka Vikas is not just a vision 
for India. It is a belief for the whole world.

 In the last two and half years, we have partnered with 
almost all our neighbours to bring the region together. 
Where necessary, we have shed the burdens of our past 
for the progressive future of our region. The result of 
our efforts is there to see.

 My vision for our neighbourhood puts premium on 
peaceful and harmonious ties with entire South Asia. 

 That vision had led me to invite leaders of all SAARC 
nations, including Pakistan, for my swearing in. For 
this vision, I had also travelled to Lahore. But, India 
alone cannot walk the path of peace. It also has to be 
Pakistan’s journey to make. Pakistan must walk away 
from terror if it wants to walk towards dialogue with 
India.

 I see the development of India and China as an 

unprecedented opportunity, for our two countries and 
for the whole world. At the same time, it is not unnatural 
for two large neighbouring powers to have some 
differences. In the management of our relationship, and 
for peace and progress in the region, both our countries 
need to show sensitivity and respect for each other’s 
core concerns and interests.

 Over the past two and a half years, we have given a 
strong momentum to our engagement with the United 
States, Russia, Japan and other major global powers.

 In my conversation with President-elect Donald 
Trump, we agreed to keep building on these gains in 
our strategic partnership. Russia is an abiding friend. 
President Putin and I have held long conversations on 
the challenges that confront the world today. Our 
trusted and strategic partnership, especially in the field 
of defence has deepened.

 True to our traditions, we have shouldered the 
international burden of our commitments. We have led 
assistance and relief efforts in times of disaster. We were 
a credible first responder during the earthquake in 
Nepal, evacuation from Yemen and during humanitarian 
crises in the Maldives and Fiji.

 Let me say this in conclusion, In connecting with the 
world, our ancient scriptures have guided us.

	 Rig Veda says, आ नो भद्रो : क्रत्वो यन त्ु विश्वतः Means: 
“Let noble thoughts come to me from all directions”.

 With resolute steps at home, and expanding network 
of reliable friendships abroad, we will grasp the promise 
of a future that belongs to over a billion Indians. 

 And in this endeavor, you will find in India, my 
friends, a beacon of peace and progress, stability and 
success, and access and accommodation.
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विमदु्रीकरण पर आग ेका रास्ता साफ सथुरे  
भारत की ओर जाता है

 हर्षवर्धन त्रिपाठी

र्व प्रधानमतं्री डॉक्टर मनमोहन 
सिह इस बात से खशु हो सकते हैं 
कि राज्यसभा में उनकी आशकंा 
को अतंर्राष्ट्रीय मदु्रा कोष ने 

भी समर्थन दिया ह।ै आईएमएफ का ताजा 
अनमुान कह रहा ह ैकि भारत की तरक्की की 
रफ्तार 7.6% से घटकर 6.6% रह सकती ह।ै 
2016-17 के लिए जीडीपी 1% घटाने के 
पीछे आईएमएफ ने सबसे बड़ी वजह नोटबंदी 
को बताई ह।ै आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक 
आउटलकु में कहा ह ैकि बड़े नोटों की बदली 
की वजह से भारत में आर्थिक गतिविधियों 
पर असर पड़ा ह ै और इसी वजह से एक 
प्रतिशत की जीडीपी में कमी से भारत सबसे 
तेजी से तरक्की करने वाली अर्थव्यवस्था नहीं 
रह सकेगा। हालांकि, आईएमएफ की इतनी 
खराब आशकंा के बावजदू भारत की तरक्की 
की रफ्तार 2016-17 में 6.6% से कम नहीं 
होती दिख रही ह।ै इस दौरान आईएमएफ के 
मतुाबिक, चीन 6.7% की रफ्तार से तरक्की 
करेगा और इस 0.1% से वो भारत से ज्यादा 
तेजी वाली अर्थव्यवस्था बना रहगेा। खदु 
आईएमएफ भी अपनी रिपोर्ट में कह रहा ह ैकि सबसे तेजी से तरक्की करती 
अर्थव्यवस्था का ये खिताब भारत को फिर से 2017-18 में मिल जाएगा। 
रिपोर्ट के मतुाबिक, भारत 7.2% और चीन 6.5% की रफ्तार से तरक्की 
करेगा। इस रिपोर्ट को सरसरी निगाह से दखेने पर ये लगेगा कि सरकार ने बड़ा 
गलत फैसला लिया और अब उसी का खामियाजा दशे को भगुतना पड़ रहा 
ह।ै इस दावे पर इसलिए भी पक्का भरोसा हो जाता ह ैकि दनुिया में इससे पहले 
कहीं भी ऐसा कोई फैसला कोई भी सरकार नहीं ले सकी ह।ै यहां तक कि 
बड़ी नोटों को खत्म करने के दनुिया के सबसे बड़े पैरोकार केनेथ रॉगऑफ भी 
सवाल पछू रह ेहैं कि क्या मोदी की ये योजना काम करेगी? फिर आगे वो कह 
रह ेहैं कि योजना लाग ूकरने में ढेर 

सारी खामियों (उदाहरण के लिए नए नोटों का अलग आकार का होना, जो 
एटीएम में फिट नहीं होते थे) के बावजदू दनुिया के कई बड़े अर्थशास्त्रियों का 
ये मानना ह ैकि लम्बे समय में इसके ढेर सारे बड़े फायद ेहो सकते हैं। भ्रष्टाचार, 
कर चोरी और दसूरे ढेर सारे अपराध रोकने में ये कारगर साबित होगा। लेकिन, 
लम्बे समय में मिलने वाला लाभ योजना को लाग ूकरने के तरीके से तय 
होगा। सच भी यही ह।ै किसी भी योजना को लाग ूकरने से ही उसका लाभ या 
हानि तय होता ह।ै और विमदु्रीकरण के मामले में भी यही होगा। 

	द रअसल हम हिन्दुस्तानियों की आदत ह ैकि हम उसी विचार पर 
यकीन कर पा रह ेहैं, जो दनुिया में कहीं और आजमाया गया हो। और अगर 

पू
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कहीं आजमाया नहीं गया, तो हम उसके असफल होने की आशकंा में डूबे 
रहते हैं। विमदु्रीकरण के मामले में भी ऐसा ही हुआ ह।ै विमदु्रीकरण पर आगे 
के रास्ते की बात करें, तो जनवरी महीने में ही नकदी की किल्लत काफी हद 
तक खत्म हो गई ह।ै इससे ये तय होता ह ैकि सरकार ने नोटों को बाजार में 
लाने की तैयारी पक्की कर रखी थी। श्यामा प्रसाद मखुर्जी शोध संस्थान में 
इसी विषय पर बोलते हुए मैंने कहा था कि सरकार की तैयारी के लिहाज से 
इसमें 2-3 महीने का समय लगेगा। विमदु्रीकरण के विरोधी स्थिति सामान्य 
होने में 6 महीने का समय बता रह ेथे। विमदु्रीकरण के विरोधियों का दसूरा 
सबसे बड़ा तर्क  ये ह ै कि आखिर अर्थव्यवस्था में वो रकम तो आई नहीं, 
जिसका सरकार अनमुान लगा रही थी। माना जा रहा था कि करीब 3-5 लाख 
करोड़ रुपये का काला धन होने की वजह से वो वापस नहीं आएगा और 
सरकार के लिए वो रकम आगे खर्च करने के काम आएगी। दरअसल इस तर्क  
के पीछे रिजर्व बैंक का वो आकंड़ा ह,ै जिसके मतुाबिक, करीब 50 हजार 
करोड़ रुपये की ही रकम वापस नहीं आई। लेकिन, अब जरा दसूरे आकंड़ों पर 
नजर डालिए। 

	 2015 में विश्व बैंक के सर्वे के मतुाबिक, भारत में 53% भारतीयों 
के पास ही बैंक खाते थे और उसमें से भी 43% खातों में कोई लेन-दने नहीं 
होता था। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उदारीकरण के करीब 3 दशक के 
बाद भी हिन्दुस्तान की सरकारों ने भारतीयों को बैंकिग व्यवस्था में शामिल 
करने का कोई पखु्ता इतंजाम नहीं किया। कमाल की बात ये कि उसमें से एक 
दशक में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमतं्री रह ेऔर आधा दशक वित्तमतं्री। 
उनके दसूरे महत्वपरू्ण पदों को इसमें शामिल नहीं करते हैं। प्रधानमतं्री नरेंद्र 
मोदी ने विमदु्रीकरण का फैसला लेने से काफी पहले से ही जनधन खाते 
खोलने का अभियान शरुू किया। 20 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते नरेंद्र मोदी 
के 2 साल के समय में खोले गए। लेकिन, ये ज्यादातर खाते खाली ही रह।े 
लेकिन, विमदु्रीकरण के दौरान कुल 72000 करोड़ रुपये इन खातों में आ गए। 
50 दिनों के विमदु्रीकरण के दौरान 2 करोड़ नए जनधन खाते खलेु और इसमें 
3.5 लाख करोड़ रुपये डाले गए। 50 हजार करोड़ रुपये नकद और 3 लाख 
करोड़ रुपये चके या दसूरे खातों के जरिए। फाइनेंशियल इटेंलिजेंस यनूिट 
का एक और आकंड़ा बताता ह ैकि विमदु्रीकरण के 50 दिनों में लोगों ने 80 
हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नकद अपने घर कर्ज की भरपाई के लिए किया। 
करीब 60 लाख खातों में 2 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा कराया गया। 
संयोग दखेिए कि इन 60 लाख खातों में करीब 7 लाख खाते वही हैं, जिस पर 
पहले से ही सरकारी एजेंसियों की नजर ह।ै अब अगर बिना किसा और गणुा 
गणित के इस रकम को जोड़ें, तो समझ आ जाता ह ैकि काला धन वापस लाने 
के मामले में विमदु्रीकरण सफल हुआ ह ैकि नहीं। इसमें सोना कारोबारियों, 
अलग-अलग जगह पकड़ी गई नकदी, रियल एस्टेट कारोबारियों प पड़े छापे 
में मिली नकदी को मैं नहीं जोड़ रहा हू।ं 

	 इन आकंड़ों से इतना तो साफ ह ैकि सरकार का काला धन वापस 
लाने का मकसद परूा हुआ ह।ै हां, ये जरूर ह ैकि लगभग परूा काला धन भी 
बैंकिग सिस्टम में आ गया ह।ै इस वजह से शायद सरकार के लिए ये मशु्किल 
हो गया ह ैकि वो बता सके कि सही तौर पर कितना काला धन आया ह ैऔर 
ये किसका ह।ै लेकिन, सरकार को जिम्मेदारी से दशे को बताना चाहिए कि 
जनधन खातों और दसूरे खातों में अचानक आई नकदी में से कितना काला 
धन ह।ै उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द ये आकंड़े दशे 
के सामने रखगेी। लेकिन, इतना तो पक्के  तौर पर हुआ ह ैकि भ्रष्टाचारियों में 
दहशत बनी ह।ै वो डर बढ़ेगा, जब सरकारी एजेंसियां संदहे वाले खातों की 
जांच में आगे बढ़ेंगी। आम लोगों में ये भरोसा बना ह ैकि भ्रष्टाचार करना अब 
कठिन होगा। इसका अदंाजा निहिलेंट एनालिटिक्स के एक सर्वे के परिणामों 
से समझ में आता ह।ै इस सर्वे में 66% लोगों ने विमदु्रीकरण का समर्थन 
किया ह।ै 66% लोग मानते हैं कि विमदु्रीकरण अपने आखिरी परिणाम तक 
पहुचंगेा, प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी पर इस बात के लिए उनको परूा भरोसा ह।ै इतने 
ही लोगों का ये भी मानना ह ैकि भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद के 
खिलाफ लड़ाई में ये कारगर ह।ै 68% महिलाए ंविमदु्रीकरण के साथ खड़ी हैं। 

	 सवाल फिर वही खड़ा होता ह ैकि फिर दशे से लेकर विदशे तक 
के जानकार अर्थव्यवस्था में कमजोरी की बात क्यों कर रह े हैं और क्या 
आगे इसका फायदा होता दिख रहा ह।ै क्योंकि, आईएमएफ साफ कह रहा ह ै
जीडीपी घटेगी। इसका जवाब यनूाइटेड नेशसं की रिपोर्ट द ेदतेी ह।ै यनूाइटेड 
नेशसं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचएुशन एडं प्रॉसपेक्ट्स 2017 की रिपोर्ट साफ 
कहती ह ै कि भारत की जीडीरी 2017 में 7.7% की रफ्तार से बढ़ेगी और 
2018 में 7.6% की रफ्तार से। संयकु्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट ये भी कह रही ह ै
कि भारत ही दनुिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रहने वाली 
ह।ै और इसकी झलक जमीनी तौर पर सरकार के खजाने में आने वाले कर में 
भी दिख रही ह।ै वित्त मतं्री अरुण जेटली ने बताया कि विमदु्रीकरण के दौरान 
एक्साइज कलेक्शन 31.6% बढ़ गया। वित्त मतं्री ने जोर दकेर कहाकि ये सीध े
मनै्युफक्चरिंग से जडु़ा हुआ ह।ै अप्रैल से दिसम्बर महीने की बात करें, तो 
प्रत्यक्ष कर 12.01% अप्रत्यक्ष कर 25% बढ़ा ह।ै पिछले साल के दिसम्बर 
महीने में एडवांस टैक्स 14.4% बढ़ा ह।ै इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 
कंपनियों को आने वाले महीने में बेहतर उत्पादन का अनमुान ह।ै विमदु्रीकरण 
का आगे रास्ता एक साफ-सथुरे, समदृ्ध भारत की तरफ जा रहा ह।ै 

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
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प्राचीन काल से ही भारत व्यापार एवं व्यवसाय को 
प्राथमिक स्तर की वरीयता दनेे वाला दशे रहा ह।ै 
चाणक्य अर्थनीति में भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 

की अवधारणा में भी अर्थ को प्रथम वरीयता पर रखा गया ह।ै ऋग्वेद 
में भारत को कृषि  एवं पशधुन आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में 
प्रस्तुत किया गया ह।ै मध्युगीन भारतीय इतिहास को दखेें तो तो 
वहां भी भारत की स्थिति व्यापार एवं व्यवसाय के अनकूुल नजर 
आती ह।ै चूकँि इस दौरान अरब व्यापारियों द्वारा भारत में व्यापार 
के लिए आगमन हो चकुा था और यरूोप के लोग भी समदु्री मार्ग से 
भारत आने का रास्ता खोजने लगे थे। ईस्ट इडंिया कंपनी भी भारत 
में व्यापार के लिहाज से ही आई थी। ऐसे अनेक प्रमाण हैं जो भारत 
में व्यापार की अनकूुलता को प्रदर्शित करते हैं। अगं्रेजों की हुकुमत 
के बाद भारत में व्यापार को लेकर स्थितियां क्रमश: मशु्किल होती 
गयीं जो स्वतंत्रता के बाद और बदतर हुई ंथीं। स्वतंत्रता के पश्चात 
समाजवादी नीतियों और बाजार पर राज्य के अतिशय नियंत्रण ने 
‘बाजार एवं व्यवसाय’ की मलू आत्मा अर्थात स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की 
गुंजाइशों का ह्रास किया। हालांकि उन नीतियों को यहाँ सफलता 
नहीं मिली परिणामस्वरूप 1991 में विदशेी निवेश के प्रति उदार 
होना पड़ा और बाजार क्षेत्र में उदारवादी दृष्टिकोण आशंिक नींव 
पड़ी। बाहरी निवेश का रास्ता खलुने के बाद ‘ईज ऑफ़ डूइगं 
बिजनेस’ की बहस भी दरे से ही सही भारत में एक जरुरत के रूप 
में सकारात्मक ढंग से शरुू हुई। विश्वबैंक द्वारा जारी की जाने वाली 
कारोबार में सगुमता के लिहाज दनुिया के दशेों की रैंकिग की सचूि 
से इतर अगर इसको समझने का प्रयास करें तो इसका सीधा मतलब 
ह,ै व्यापार में सहजता। प्राथमिक तौर पर पूँजी निवेश एक जोखिम 
का काम माना जाता ह,ै अर्थात जोखिम उठाने वाला पहला व्यक्ति 
निवेशक होता ह।ै लाभ एवं व्यापार के विस्तार आदि के विषय 

बाद में आते ह।ै ऐसे में किसी निवेशक को एक ऐसे काम के लिए 
आमतं्रित करना जिसम े पहले ही वो निवेश का जोखिम ले रहा 
हो, उसे सहज एवं सवुिधाजनक माहौल की गारंटी तो कम से कम 
मिलनी चाहिए। अगर राज्य कारोबार की सगुमता अर्थात ईज 
ऑफ़ डूइगं बिजनेस के मामले में निवेशकों को आकर्षित करने 
में कामयाब नहीं होता ह,ै तो वह अप्रत्यक्ष तौर पर निवेशकों को 
निवेश के लिए प्रोत्साहित होकर आने से रोक रहा होता ह।ै भारत 
में वाह्य निवेशों के साथ-साथ ईज ऑफ़ डूइगं बिजनेस के लिए 
आतंरिक रूप से भी तैयार होने की जरूरत महससू की गयी। चूकँि 
भारत का शासकीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर संघात्मक प्रणाली 
जैसा ह,ै लिहाजा आतंरिक स्तर पर व्यापार क्षेत्र में सधुार के लिए 
एवं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ़ डूइगं बिजनेस 
की जरूरत को स्वीकार किया गया। मखु्यमतं्री रहते हुए नरेंद्र 
मोदी ने गजुरात राज्य में निवेश को प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी बनाने 
के लिए तमाम कदम उठाये जिसका परिणाम ह ै कि  विकास की 
रफ्तार में गजुरात अग्रणी रहा। प्रधानमतं्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 
ने इस दिशा में सधुार के लिए व्यापक पहल की, जिसका परिणाम 
दखेने को मिल रहा ह।ै अब भारत के राज्यों के बीच कारोबार की 
सगुमता को लेकर एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनता दिख रहा ह।ै 
मीडिया में आ रही खबरों का अनमुानित आकलन किया जाए तो 
भारत के राज्य आपसे में ईज ऑफ़ डूइगं बिजनेस के मानदडंों पर 
प्रतिस्पर्धा करते नजर आ रह ेहैं। ईज ऑफ़ डूइगं बिजनेस के लिए 
समर्पित भारत सरकार की वेबसाईट (http://eodb.dipp.gov.in/
AboutUs.aspx) के अनसुार 29 दिसंबर 2014 को भारत सरकार 
के डिपार्टमेंट ऑफ़ इडंस्ट्रियल पॉलिसी एडं प्रमोशन (DIPP) एवं 
उद्योग एवं वाणिज्य मतं्रालय द्वारा मके इन इण्डिया के तहत ईज 
ऑफ़ डूइगं बिजनेस को लेकर एक सधुारों से जड़ेु 98 बिन्दुओ ंपर 

कारोबार में सगुमता स ेखलुगेी 
विकास की राह

 शिवानंद द्विवेदी

प्रा
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एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। 1 जनवरी 2015 से 
जनू-2015 तक के कार्यान्वयन के आधार पर सितम्बर 2015 में एक 
मलू्यांकन की रिपोर्ट जारी की गयी थी। इसके बाद अक्तू बर 2015 
में डिपार्टमेंट ऑफ़ इडंस्ट्रियल पॉलिसी एडं प्रमोशन द्वारा अक्तू बर 
2015 में राज्यों को 340 बिन्दुओ ंकी एक व्यापार सधुार से जडुी 
कार्य योजना राज्यों को सौपी गयी। इनम े सिंगल विंडो क्लियरेंस 
सिस्टम, लायसेंस में जटिलता को खत्म करने जैसे सझुाव प्रमखु रूप 
से दिए गए हैं। इसके बाद भारत के राज्यों के बीच ईज ऑफ़ डूइगं 
बिजनेस यानी कारोबार में सगुमता के मलू्यांकन को जारी करने के 
लिए ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया गया, जो यह आकंड़े जारी 
कर रहा ह।ै नरेंद्र मोदी के नेततृ्व में चल रही कें द्र सरकार द्वारा इस 
दिशा में शरुुआत से ही उठाए गये कदमों का परिणाम ह ैकि आज 
भारत में आतंरिक रूप से राज्यों के बीच व्यापार, कारोबार को 
बढ़ावा दनेे और प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करने में बड़ी सफलता 
मिली ह।ै ताजा आकंड़ों के अनसुार कारोबार में सगुमता के मामले 
में भारत के शीर्ष दस राज्य क्रमश: आधं्र प्रदशे, तेलंगाना, गजुरात, 
छत्तीसगढ़, मध्यप्रदशे, हरियाणा, झारखडं, राजस्थान, उत्तराखडं 
ओडिसा और महाराष्ट्र हैं। बड़े राज्यों की बात करें तो बिहार, उत्तर 
प्रदशे, पश्चिम बंगाल, तामिलनाडू, केरल जैसे राज्य अभी भी  बेहतर 
स्थिति में नहीं हैं। दशे की राजधानी दिल्ली की बात करें तो इसकी 
स्थिति रैंकिग के मामले में सधुार की बजाय और खराब ही हो रही 
ह।ै वर्ष 2015 में दिल्ली की रैंकिग 15 पायदान पर थी जो 2016 में 
19 हो गयी ह।ै 2015 की तलुना में तेजी से सधुार करने वाले राज्यों 
में हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखडं जैसे राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रह े
हैं। उत्तर प्रदशे 2015 की तलुना में खराब स्थिति में ह।ै 

	 ईज ऑफ़ डूइगं बिजनेस में आ रह ेनिवेश का विकास पर 
दरूगामी असर पड़ता ह।ै यह हो सकता ह ै कि यह त्वरित असर 
न हो लेकिन दरूगामी नजरिये से दखेें तो यह समाज की स्थिति 
को सकारात्मक दृष्टि से प्रभावित करता ह।ै अगस्त 2016 की एक 

मीडिया रिपोर्ट के मतुाबिक़ झारखडं राज्य में कारोबार में सगुमता 
के लिए डिपार्टमेंट ऑफ़ इडंस्ट्रियल पॉलिसी एडं प्रमोशन द्वारा 
जारी किए निर्देशों को त्वरित गति से अमल में लाया जा रहा ह।ै 
अस्पताल, फ़ूडपार्क , मडेिकल कॉलेज, सचूना एवं प्रद्योगिक केन्द्र 
आदि की स्थापना के लिए त्वरित गति से काम किया जा रहा ह,ै 
जिसम े उन बिन्दुओ ं का ख़ास ख्याल रखा गया ह ै जो कें द्र द्वारा 
सझुाए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं की नब्बे के शरुूआती दिनों में 
बाहरी निवेशकों को आकर्षित करने के लिहाज से जो उदारवादी 
नीतियाँ अमल में लाई गयीं थीं,उनको भारत के आतंरिक जरूरत के 
रूप में उस ढंग से पहले नहीं सोचा गया था जैसे करना चाहिए था। 
यह भी एक कारण ह ैकि ईज डूइगं बिजनेस के मामले में वर्ल्ड बैंक 
द्वारा जारी रैंकिग सचूि में हम उस स्तर पर सधुार नहीं कर पाते थे, 
जितना आवश्यक ह।ै हालांकि पिछले दो वर्षों में इस दिशा में भी 
सधुार हुआ ह ैऔर भारत विश्व के 189 दशेों की सचूि में कुछ सधुार 
करते हुए 130 पायदान पर पहुचंा ह।ै लेकिन अगर इसको पचास 
दशेों की सचूि में पहुचंना ह ैतो राज्यों में कारोबार की सगुमता को 
बढ़ावा दनेे और उसे अमल में लाने की शीघ्र जरूरत ह।ै इसबात को 
नरेंद्र मोदी की सरकार ने बखबूी समझा भी ह ैऔर लाग ूभी किया 
ह।ै प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी जब जापान में कहते हैं कि हम भारत को 
दनुिया की सबसे बेहतर खलुी अर्थव्यवस्था बनायेंगे तो उनके बयान 
में भारत के प्राचीन अर्थ चितंन की अवधारणा की स्पष्ट झलक 
दिखाई दतेी ह ैजो भारत को पनु: व्यापार और व्यवसाय के लिहाज 
से मजबतू, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धा यकु्त बनाएगी।  

(लेखक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन 
में रिसर्च फेलो हैं एवं 

nationalistonline.com में सपंादक हैं।)
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भीम एप : नक़दी रहित अर्थव्यवस्था को मिलगेा 
बढ़ावा, भ्रष्टाचार पर लगगेी लगाम

 कनिष्का तिवारी

ये साल के तोहफे के रूप में मोदी सरकार ने भारत की जनता 
को एक ऐसा माध्यम दिया ह,ै जिसके इस्तेमाल से न केवल नोट 
की समस्या का समाधान होगा बल्कि बैंक की कतार या बैंक 

जाने से ही राहत मिल सकती ह ै। जाहिर ह ैकि 8 नवंबर को मोदी सरकार ने 
नोटबंदी जैसा साहसिक कदम उठाया उसके बाद से ही विपक्ष ने  सरकार के 
इस एतिहासिक फैसले को खोखला तथा विफल बताने की बेजा कोशिश में 
आजतक लगा हुआ ह ैमगर, शायद ही किसी के जेहन में यह विचार आया 
हो कि इस फैसले से भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था और डिजिटल मनी 
को बढ़ावा दिया जा सकता ह।ै जाहिर ह,ै कथित रूप से दशेहित का ढिढोरा 
पीटने वाले विपक्षियों का लक्ष्य यही ह ैकि नोटबंदी से हुई आम जनता की 
तकलीफों को वोटबैंक के रूप में भनुा सके। हालांकि उन्हें इसमें सफलता 
बिलकुल भी नहीं मिली और जनता सब तकलीफों के बावज़दू सरकार के 

निर्णय के साथ खड़ी नज़र आयी।

	 य.ू पी. आई आधारित एप्लीकेशन्स में ‘भीम’ सबसे सरल और 
आसानी से समझ आने वाला ऎप ह।ै बहरहाल, विरोधियों के स्वर तो अब 
भी ऊँच ेह ैजो इस बार साइबर सिक्योरिटी का हवाला दकेर इस पहल को 
नाकाम करने की साजिश कर रह ेह।ै हालाँकि सरुक्षा के नज़रिये से भी दखेा 
जाए तो भीम बहुत ही सरुक्षित ह,ै इसमें य.ुपी.आई. पिन के अलावा  उंगलियो 
के निशान से आप अपने एप को जोड़ सकते हैं, जिसके बिना वो नही खलु 
सकता। इस प्रकार भीम एप वाकई मौजदूा दौर में एक कामयाब पहल ह,ै 
जिसके जरिये कैशलेस अर्थव्यवस्था को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही टैक्स 
चोरी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओ ंसे लड़ने में भी सहायक सिद्ध होगा।

	 बहरहाल, सरकार ने नोटबंदी के बाद इस तरफ सबका ध्यान 

न
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आकर्षित किया कि हमारा आर्थिक लेन–दने बगैर नक़दी के भी संभव ह ै
और इस दिशा में सरकार ने बड़ी सक्रियता से काम भी किया। नये साल पर 
सरकार ने डॉ भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ‘भीम’ एप लांच किया। भीम 
एप को समझने से पहले ही अधंविरोधीयों ने एप की खिल्ली उड़ना शरुू कर 
दिया, लेकिन जिस तरह से इस एप को तैयार करते समय हर छोटी–बड़ी चीजों 
का ध्यान रखा गया ह,ै यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि यह ‘भीम’ एप 
कैशलेस लेन–दने के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। BHIM – भारत इटंरफ़ेस 
फ़ॉर मनी य.ू पी. आई पेमेंट (य.ू पी. आई. पेमेंट उस प्रक्रिया को कहते हैं, 
जिसके माध्यम से दो बैंक खातो में मोबाइल के माध्यम से पैसे का लेन-दने 
होता ह)ै एडं्राइड एप्लिकेशन ह,ै जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कही से भी 
कभी भी बिना किसी रुकावट या छुट्टी-समय की सीमा से मकु्त रहते हुए बैंक 
का लेन-दने कर  सकता ह।ै भीम न केवल आपके लेन- दने को सवुिधाजनक 
बनाता ह,ै बल्कि आपको अपने बैंक खाते का परूा ब्यौरा रखने की भी सवुिधा 
दतेा ह।ै एक बार इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पर डाउनलोड करने के बाद 
आपको इसका इस्तेमाल करना भी बेहद सरल लगेगा। बहुभाषी होने के साथ-
साथ इस एप्लीकेशन में आपको अलग से न तो प्राप्तकर्ता(पेयी) को जोड़ने की 
आवश्यकता ह,ै न ही पैसे खाते में जमा करने के लिए खाता क्रमांक जानने  
की। साथ ही, आप बिना किसी रुकावट तरंुत पैसा किसी भी खाते में जमा कर 
सकते ह।ै फिर चाहें दिन हो या रात, ईद हो या दिवाली, हर वक्त आप इस एप 
की सहायता से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।

	 गौरतलब ह ैकि भीम के साथ आप केवल मोबाइल नंबर के जरिये 
पैसा भजे सकते ह ैऔर इसके लिए आपको खाते में इटंरनेट बैंकिग जैसी 
चीज़ों की भी आवश्यकता नही पड़ेगी। य.ूपी. आई. पिन के अलावा आप 
अपने उंगलियो के निशान का इस्तेमाल भी ऑथेंटिकेशन के लिए कर सकते 
ह।ै इस ऐप को काम करने के लिए डेटा की भी कोई आवश्यकता नही पड़ेगी। 
मतलब अगर आपके फोन में इटंरनेट नहीं ह,ै तब भी आप इससे पैसे दसूरे 
खाते में भजे सकें गे। इस एप में आपको आपके बैंक खाते का ब्यौरा भी 
मिलेगा, वो भी बिना किसी अन्य एप को डाउनलोड किये बिना। ग्राहक 
सेवा कें द्र के नंबर भी इस ऐप में मौजदू ह,ै जिनका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल 
किया जा सकता ह।ै इसके अलावा इसमें स्कै न और पे करने का भी विकल्प 
ह,ै जिसके माध्यम से आप पैसे दकुान पर आसानी से द ेसकते हैं तथा जिससे 
आप अपना क्यू,आर,कोड आसानी से प्राप्त कर सकते ह ैतथा अन्य लोग 
आपको भगुतान कर सके। कुल मिलाकर इस एप को आम लोगो की सवुिधा 
के हिसाब से तैयार किया ह,ै जिससे आम जनमानस भी कैशलेस को लेकर 
सहज हो सकें । यहाँ ध्यान दनेे योग्य ह ैबात ह ैकि भीम के नाम से कई नकली 
एप भी आपको इन्टरनेट पर मिल सकते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता ह ैकि एप 

डाउनलोड करते समय उसके डेवलपर अर्थात बनाने वाली संस्थान का नाम 
और वर्णन अवश्य दखे।े नेशनल पेमेंट कॉर्पोराशन ऑफ इडंिया द्वारा ही भीम 
ऎप को निर्मित किया गया ह,ै जिसका उल्लेख भी डाउनलोड करते वक़्त दखेा 
जा सकता ह।ै

	वि शषेज्ञ कहते ह ैकि य.ू पी. आई आधारित एप्लीकेशन्स में ‘भीम’ 
सबसे सरल और आसानी से समझ आने वाला ऎप ह।ै बहरहाल, विरोधियों 
के स्वर तो अब भी ऊँच ेह ैजो इस बार साइबर सिक्योरिटी का हवाला दकेर 
इस पहल को नाकाम करने की साजिश कर रह ेह।ै हालाँकि सरुक्षा के नज़रिये 
से भी दखेा जाए तो भीम बहुत ही सरुक्षित ह,ै इसमें य.ुपी.आई. पिन के 
अलावा  उंगलियो के निशान से आप अपने एप को जोड़ सकते हैं, जिसके 
बिना वो नही खलु सकता। साथ ही, आपके फोन नंबर से लिक होने के 
कारण यह केवल आपके मोबाइल पर ही मौजदू होगा अन्य किसी मोबाइल 
में आपके मोबाइल नंबर से भीम को खोलना आपके अलावा किसी और के 
लिए ममुकिन नही होगा। इस तरह से भीम वाकई मौजदूा दौर में एक कामयाब 
पहल ह,ै जिसके जरिये कैशलेस अर्थव्यवस्था को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ 
ही टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओ ंसे लड़ने में भी सहायक सिद्ध होगा।

(लेखिका पत्रकारिता की छात्रा हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)
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s members of the Sangh Parivar we have 
heard or sung a famous song which begins 
with the lines: पथ का अन्तिम लक्ष्य नहीं है सिहंासन 
चढ़ते जाना। It means ‘power is not the ultimate 

goal of our journey’.
	 In that song one stanza comes, which reads like 
this: छोटे-मोटे फल को पाने यह न परिश्रम सारा है! ‘All this hard 
work is not meant for some smaller gains’. We are not 
here merely for minor tinkering here and there. Then 
it goes on to say: सफल राष्ट्र का अनुपम वैभव सभी भांति से है 
लाना, meaning, we are here to bring about the ultimate 
glory of a successful nation in all respects.
	 In the political resolution passed recently at the 
National Executive of the BJP, we have talked about it. 
‘We are here not merely for reform. Reform is good, 
but it is largely about tinkering the existing system. PM 
Modi’s vision is transformative. All the above mentioned 
schemes and programs are intended to bring about a 
fundamental course correction and transformation at 
the grassroots. A new culture of honesty, discipline, 
commitment and patriotism is the end goal of these 
measures by our government’, the resolution says. We 
are here on a completely transformative agenda.
	 In Mahabharat, at the end of the War, Yudhisthir, 
having become the king again, seeks to learn Raj 
Dharma from Bhishma, who was lying on the bed of 
arrows awaiting death. In that discourse on Raj Dharma 
one statement comes:

कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम ्।

इति ते सशंयो माभूत ्राजा कालस्य कारणम ्॥
	 In the West, it is said that ‘a society gets a 
government it deserves’. But in Raj Dharma, Bhishma 
says ‘राजा कालस्य कारणम’्, meaning ‘it is the king, who 
is responsible for the times’. In our ancient wisdom it is 
said that the kings are not supposed to merely sail with 

the winds. They are supposed to hold the times by their 
horns and mend them.
	 Here lies the significance of our leadership 
today. We have a leader who believes in transforming 
the nation. In fact that is what scares the political 
opponents. A leader from Bengal has recently declared 
that her singular objective is to remove our leader from 
power. For her, it is no longer about note ban decision 
etc. It is about the leader himself. Because she and her 
ilk realise that here is a leader who is determined to 
change the political culture of the country.
	 And those fears are not unfounded. Our 
leadership has shown its commitment to transformative 
ideas. It is said that ‘a politician thinks about the next 
election, whereas a statesman thinks about the next 
generation’. Winning elections is not everything for a 
party although it is an important part of the political 
activity. Through various decisions in the last couple of 
years, our leadership has shown that our vision is not 
just election-centric but generational.
	 Raj Dharma discusses about the qualities of the 
kings who are transformative. Kings have to have साहस 
- courage; सवेंदना - sensitivity and sympathy; समदृष्टि - 
equanimity. There is no need to talk specially about the 
courage of our leadership. The demonetisation decision 
is the latest example of the courage of our leadership to 
take toughest decisions without hesitation.
	 Recall what prime Minister had said in his first 
address from the Red Fort. Talking about women safety 
he asked a very pertinent question. ‘How many parents, 
that grill their daughters if they come home after 7 
PM, ask their sons about their whereabouts when they 
come home late?’. It was a transformative question. It 
is not enough to have laws for women safety. Laws are 
important, but what is more important is to inculcate 
respect for women. That has to be taken care of by 

TRANSFORMATIVE IDEAS – 
GENERATIONAL THINKING

 Ram Madhav

(SOME MUSINGS FROM THE BJP NATIONAL EXECUTIVE January 2017)
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parents and society as well. We have a leader who has 
the courage to say that to the people.
	 This courage, coupled with sympathy for the 
poor and downtrodden is what is behind our leadership’s 
several transformative decisions in the last two years. 
Whether it is Jan Dhan Yojana for financial inclusion 
of the poor and marginalised or the welfare schemes 
for the handicapped whom we describe as Divyang or 
the Start Up and Stand Up schemes aimed at promoting 
entrepreneurship among the SCs, STs and women – the 
motivation is the spirit of ‘Antyodaya’.
	 Our transformative initiatives are courageous. 
No transformation is painless. That is why only the 
courageous can be transformative. Our leadership 
doesn’t talk about ‘poverty alleviation’ anymore. 
Alleviation means reducing the impact and intensity. 
We talk about total annihilation of poverty. We talk 
about shelter over the heads of every family by 2022. 
Similarly our leaders talk about complete eradication of 
corruption from our system.
	 But while doing all this we have to be balanced 
and impartial. A disciple asks Confucius a tricky 
question. Some say that if you are slapped, you should 
show the other cheek. Some say ‘for one tooth, the entire 
jaw’. Which approach is correct? Doing good to those 
who do bad to you? Or replying in same coin to those 
who harm you? Confucius puts a counter question to 

his disciple. If you do good to those who do bad to you, 
what do you do to those who do good to you? An then 
he answers the question of his disciple: Always do good 
to those who do good to you; To those who do bad to 
you, you don’t have to do bad unto them. Give them 
justice.
	 For giving justice one needs courage and 
character. Our leadership is not vengeful. Prime 
Minister’s Dec 30th speech is case in point. In that 
address to the nation he promised that the honest will 
be fully respected in the country; and the dishonest will 
be brought on to the path of righteousness.
	 Let me refer to an article in the prestigious Forbes 
magazine. That article enumerates eight qualities of a 
successful leader. They are: honesty, communication 
skills, confidence, commitment, positive attitude, 
innovation, intuition, inspiring. If a leader possesses 
several of these good qualities, he will be a good leader. 
But if a leader possesses all of them, he will be Narendra 
Modi.

(The author is National 
General Secretary of BJP)
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n a political culture that is obsessed with 
dynastism and which has, over the years, 
developed a deeply entrenched habit of ensuring 
that political power and position benefit 

members of the leaders’ families, Narendra Modi’s 
approach towards his immediate and extended family 
members stands apart.
	 A well researched story that appeared on the last 
days of December 2016 told us how members of Modi’s 
family have continued with their lives – silently, with 
dignity and humility seeking no favours and never ever 
displaying the power of being connected. In a polity 
where even the summons of a court makes leader remind 
people who they are or whose they are – one needs to 
recall Mrs. Sonia Gandhi’s  reminder in the Parliament 
lobby that she was “Indiraji’s bahu” – Indira’s daughter-
in-law, in response to a summon on the National Herald 
Case!
	 Indeed Modi’s attitude stands apart, inspires 
and instils hope in people who have been used to being 
exploited  in the name of political families and whose 
mandate have at times and in some regions almost always 
been used to enrich members of a particular family. In 
such a climate, in such a political culture, because Modi 
stands apart and because he resolutely refuses to toe the 
line, he faces the wrath of those who have only thrived 
because they had a certain family name attached to their 
intellect and who have always attempted to push family 
interests above national interest.
	 In fact, in the name of the family, a number of 
these dynastic political conglomerates have perpetrated 
the most ravaging scams in the country – the record of 
governance of the Congress, the Samajwadi Party, the 
DMK and even the BSP with all its professed service 
for the marginalised – is a long record of this tenuous 
commitment to the people and to the ideals of our 
freedom.
	 Congress vice president Rahul Gandhi’s hatred 

for Narendra Modi, his intemperate outbursts and frothy 
irrationality against all that Modi is doing and stands 
for is deep rooted in that insecurity – an insecurity that 
essentially stems from the realisation that Narendra 
Modi is not like others and will not be pushed into a 
stereotype mould that is “like us only”, or as someone 
said, “will not be domesticated.”
	 Rahul Gandhi’s finger pointing at Modi is rich 
especially coming from a political family, which, despite 
all its contribution to our struggle for freedom has 
essentially and always promoted dynastism, starting 
from the days of the venerable Motilal Nehru who 
insisted before Gandhi that Jawahar be given the reigns 
of the Congress after him, to Nehru promoting his 
daughter Indira, to Indira promoting Sanjay and Rajiv 
to Sonia pushing Rahul into the trade knowing well that 
he is starkly unfit and intellectually unqualified for the 
position and its demands. 
	 The Congress first family has always thought of 
the family first and then identified the  country with the 
family – an essentially  feudalistic approach that finds 
no approval in the injunctions on governance that have 
been articulated by our sages, statesmen and thinkers of 
the past. 
	 While the Congress’s first family’s approach is 
family first – one sees this in a number of other political 
dynasties, the DMK dynasty, for example, faction 
and strife ridden for quite a while now, the SP family, 
currently feuding – for Narendra Modi it is the nation, 
the people as his family that is first. When Modi speaks 
of being concerned with the welfare of 125 crore Indians, 
it is a conviction or faith that he has actually lived and 
internalised over the years of his extensive travels in 
grassroots India. It is not a mere mental or intellectual 
construct, it is an identification. 
	 Spoilt children of Indian politics, peddling self-
serving visions, will scarcely comprehend that sense of 
oneness.

Spoilt children of politics 
rattled by PM Modi’s devotion 

for nation

 Dr. Anirban Ganguly
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त्तर प्रदशे में चनुावी मकुाबले का बिगलु बज चकुा ह.ै भारतीय 
जनता पार्टी इस लड़ाई के कें द्र में ह.ै भाजपा के सामने मकुाबले में 
दो पक्ष हैं- एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ह,ै 

तो दसूरी तरफ बसपा ह.ै जहाँ तक सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात ह ैतो 
सपा का कहना था कि वो पांच साल तक के अपने विकास कार्यों को लेकर 
चनुाव में उतरेगी, लेकिन चनुाव आते ही उसे अपनी हार और असफलता 
का आभास हो गया. यही वजह ह ैकि पांच साल तक यपूी में परू्ण बहुमत की 
सरकार चलाने और विकास करने का दावा करने वाले अखिलेश यादव ने 
कांग्रेस और राहुल गाँधी को 105 सीटें दकेर समझौता किया ह.ै

	 खरै, ये समाजवादी पार्टी का निजी मामला ह,ै लेकिन इसमें कोई 
शक नहीं ह ैकि सामाजिक न्याय, गरीब कल्याण तथा समाज के पिछड़े वर्गों 
को आगे बढ़ाने में कांग्रेस पिछले सत्तर सालों में नाकाम रही ह.ै कांग्रेस ने 
सत्तर सालों में सिर्फ  ‘गरीबी हटाओ’ का नारा लगाया, लेकिन गरीबी हटाने 
में नाकाम रही. जबकि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण की योजनाओ ं
का जमीन पर भी उतारा ह.ै इसलिए अब ये मकुाबला भाजपा और कांग्रेस-
सपा की मलू विचारधारा के बीच होने वाला ह.ै जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी 
की बात ह,ै तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार 
से भ्रष्टाचार के कीर्तिमान गढ़े, उसके कारण प्रदशे की जनता ने उन्हें सिरे से 
नकार दिया. वो अपना अस्तित्व बचाने का प्रयत्न तो कर सकती ह,ै सपा का 
विकल्प भी हो सकती ह,ै लेकिन उत्तर प्रदशे में सशुासन का पर्याय नहीं बन 
सकती.

	प्र श्न यह ह ैकि उत्तर प्रदशे का चनुाव किन मदु्दों पर लड़ा जाएगा? 
इस सम्बन्ध में यहाँ कुछ मदु्दे उल्लेखनीय हैं -

1. उत्तर प्रदशे का चनुाव इस मदु्दे पर लड़ा जाएगा कि परेू दशे में आज कृषि  
का जितना विकास हुआ ह,ै उसमें उत्तर प्रदशे के कृषि  विकास में पिछड़ापन 
का क्यों ह?ै

2. मदु्दा यह भी होगा कि कभी दशे को सर्वोच्च शिक्षण संस्थान दनेे वाला 
उत्तर प्रदशे आज शिक्षा के मामले में बेहद पिछड़ा हुआ क्यों ह?ै

3. उत्तर प्रदशे के चनुाव में यह भी मदु्दा होना चाहिए कि मनरेगा के लिए कें द्र से 
दी जाने वाली राशि का महज़ चालीस प्रतिशत हिस्सा ही उत्तर प्रदशे सरकार 
द्वारा इस्तेमाल क्यों हो पाता ह,ै शषे राशि क्यों नहीं इस्तेमाल हो पाती?

4. जनता के हितों के लिए उत्तर प्रदशे का चनुाव इस विषय पर भी लड़ा जाना 
चाहिए कि कुटीर उद्योग, साड़ी और बर्तन आदि के खदुरा कारोबारी एवं 
कामगार प्रदशे में अपना व्यापार बढ़ा क्यों नहीं पा रह ेहैं?

5. इस चनुाव का मदु्दा यह भी होना चाहिए कि दशे का प्रमखु प्रदशे होने के 
नाते उत्तर प्रदशे, कैसे दशे की सांस क्ृ तिक प्रेरणा का कें द्र बने?

	 उत्तर प्रदशे में वनृ्दावन, मथरुा, मिर्ज़ापरु, काशी, प्रयाग, अयोध्या 
जैसे सभी स्थानों का विकास हो और ये भारत की जीवन-दायिनी शक्ति 
के रूप में सक्रिय रह सकें . आज मदु्दा यह भी होना चाहिए कि उत्तर प्रदशे 
में समाज के सभी वर्गों को लेकर हम ‘सबका साथ, सबका विकास’ की 
संकल्पना को कें द्र सरकार के साथ मिलकर कैसे फलीभतू करें. निश्चित रूप से 
इन सब विषयों को उठाने और इनको परू्ण करने की उम्मीद जगाने के विकल्प 
स्वरूप अगर कोई दल दिखता ह,ै तो वो सिर्फ  भारतीय जनता पार्टी ह.ै भाजपा 
आज उत्तर प्रदशे में एक उम्मीद बनकर परिवर्तन के एकमात्र विकल्प के रूप 
में जनता के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही ह.ै

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं 
एवं राज्यसभा सदस्य हैं.) 

उ

उत्तर प्रदशे में भाजपा ही विकल्प है
 भपूेंद्र यादव
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टबंदी के मदु्दे पर रिजर्व बैंक ऑफ इडंिया की स्वायत्तता को 
लेकर इन दिनों खबू सवाल उठ रह ेहैं । रिजर्व बैंक के कुछ परू्व 
गवर्नर, नोबेल सम्मान से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन 

आदि रिजर्व बैंक की स्वायत्तता और उसकी आजादी को लेकर सवाल खड़े 
कर रह ेहैं । इनका कहना ह ैकि विमदु्रीकरण के दौरान सरकार ने रिजर्व बैंक के 
कामकाज में दखल दिया और सरकार के कहने पर ही बैंक के बोर्ड ने छियासी 
फीसदी करेंसी को रद्द करने का फैसला लिया । इस तरह से कें द्र की मोदी 
सरकार ने कें द्रीय बैंक के कामकाज में या फैसलों में दखल दिया या उनको 
प्रभावित किया। नोटबंदी से लेकर अबतक इस फैसले के पक्ष और विपक्ष में 
तमाम तरह के आरोप लगते ही रह ेहैं । तर्क , वितर्क  और कुतर्क  भी दखेने को 
मिले । सरकार ने रिज़र्व बैंक ऑफ इडंिया के परू्व गवर्नरों के आरोपों पर कोई 
सफाई नहीं दी । जब रिजर्व बैंक के चार कर्मचारी संघों ने अपनी आपत्ति दर्ज 
करवाई तो सरकार हरकत में आई । नोटबंदी के दौरान नए करेंसी के संयोजन 
के लिए वित्त मतं्रालय के संयकु्त सचिव स्तर के अधिकारी को रिजर्व बैंक में 
तैनाती पर आपत्ति जताते हुए बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को खत लिखकर 
कर्मचारी संघों ने स्वायत्तता से समझौता नहीं करने का अनरुोध किया तो 
सरकार ने फौरन अपनी प्रतिक्रिया दी । वित्त मतं्रालय ने एक बयान जारी कर 
कहा कि सरकार रिजर्व बैंक की आजादी और स्वायत्तता का सम्मान करती ह ै

। रिजर्व बैंक के परू्व गवर्नर वाई वी रेड्डी और विमल जालान को भी नोटबंदी 
के पहले रिजर्व बैंक के बोर्ड को सरकार की सलाह में स्वायत्तता का हनन 
नजर आया । दोनों ने इस मसले पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई । दरअसल 
अगर हम दखेें तो रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को लेकर यह बहस नयी नहीं ह ैया 
इसके पहले की कें द्र सरकारो पर इस तरह के आरोप लगते रह ेहैं । रिजर्व बैंक 
की स्वायत्तता की बहस बहुत परुानी ह ैऔर अममून हर गवर्नर के कार्यकाल 
में अलग-अलग मदु्दों पर इस तरह की बहस होती रहती ह ै। कभी नियकु्ति को 
लेकर तो कभी क़र्ज़ की दरों को लेकर ।

	 कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि  नोटबंदी का फैसला 
जनहित में नहीं था, लिहाजा रिजर्व बैंक को सरकार के इस कदम का 
विरोध करना चाहिए था । चंूकि रिजर्व बैंक ने सरकार के इस कदम 
का किसी तरह का प्रतिवाद नहीं किया इस वजह से उन कुछ लोगों 
द्वारा यह कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने अपनी स्वायत्तता के साथ 
समझौता कर लिया है । लेकिन, यह भी तो हो सकता है कि रिजर्व बैंक 
को सरकार के नोटबंदी के कदम में जनता का हित नजर आ रहा हो । 
वैसे भी, जनता तो नोटबंदी के समर्थन में ही खड़ी दिखी है ।

	 यह बात तय ह ैकि रिजर्व बैंक बोर्ड सरकार की सलाह पर काम 
करता रहा ह।ै सरकारें समय समय पर रिजर्व बैंक को निर्देशित करती रहती हैं 

रिज़र्व बैंक की स्वायत्तता को लकेर बजेा हंगामा
 अनंत विजय

नो
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क्योंकि एक्ट की दो धाराओ ंमें इसका प्रावधान ह ै। रिजर्व बैंक ऑफ इडंिया 
एक्ट 1934 की धारा 7 के मतुाबिक कें द्र सरकार समय समय पर रिजर्व बैंक 
के गवर्नर से सलाह मशविरे के बाद बैंक के बोर्ड को लोकहित में निर्देश या 
सलाह द ेसकती ह ै। लिहाजा विमदु्रीकरण के सरकार की सलाह में कुछ गलत 
प्रतीत नहीं होता ह ै। इसके अलावा भी अगर दखेें तो रिजर्व बैंक ऑफ इडंिया 
एक्ट 1934 की धारा 26(2) के मतुाबिक अगर रिजर्व बैंक बोर्ड सरकार 
को किसी भी करेंसी को रद्द करने का प्रस्ताव दतेी ह ैतो सरकार इसके गजट 
नोटिफिकेशन के बाद लाग ूकर सकती ह ै। लिहाजा पांच सौ और हजार रुपए 
की करंसी को बंद करने का फैसला काननू सम्मत था और लगता नहीं ह ैकि 
इस मसले में रिजर्व बैंक की स्वायत्तता से किसी तरह का समझौता किया गया 
ह ै। सरकार और रिजर्व बैंक के बीच तनातनी निजी बैंक आईसीआईसीआई 
में विदशेी निवेश को लेकर दखेने को मिली थी । वित्त मतं्री चिदबंरम से लेकर 
प्रणब मखुर्जी तक के कार्यकाल में अलग अलग मदु्दों पर रिजर्व बैंक और वित्त 
मतं्रालय में मतभदे दखेने को मिले हैं । तब भी स्वायत्तता  की ये बहस चली 
थी जो समय के साथ-साथ धीरे-धीरे खत्म हो गई ।

	द रअसल अगर हम इस परेू मसले को दखेें तो रिजर्व बैंक एक्ट के 
दो शब्द को लेकर विवाद ह,ै वो शब्द हैं – पब्लिक इटंरेस्ट यानि जनहित। 
कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना ह ै कि नोटबंदी का फैसला जनहित में नहीं 
था, लिहाजा रिजर्व बैंक को सरकार के इस कदम का विरोध करना चाहिए 
था । चूकंि रिजर्व बैंक ने सरकार के इस कदम का किसी तरह का प्रतिवाद 
नहीं किया इस वजह से कुछ लोगों द्वारा यह कहा जा रहा ह ैकि रिजर्व बैंक 
ने अपनी स्वायत्तता के साथ समझौता कर लिया ह ै। लेकिन, यह भी तो हो 
सकता ह ैकि रिजर्व बैंक को सरकार के नोटबंदी के कदम में जनता का हित 
नजर आ रहा हो । वैसे भी, नोटबंदी से जनता तो खशु और इसके समर्थन 
में ही खड़ी दिख रही हो । दरअसल इस परेू मसले पर रिजर्व बैंक के गवर्नर 

उर्जित पटेल का नेपथ्य में रहकर काम करने को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी 
। फैसलों का एलान इस तरह से हो रहा था कि लग रहा था कि फैसले भी 
सरकार ले रही ह ैऔर उसका एलान भी सरकार ही कर रही ह ै। उर्जित पटेल 
का नेपथ्य में रहना और वित्त मतं्रालय में सचिव शक्तिकांत दास के फ्रं टफुट पर 
रहने की वजह से इस तरह का भ्रम फैला । रिजर्व बैंक पर लगातार नियमों में 
बदलाव को लेकर भी सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगा, लेकिन 
गौर करें तो रिजर्व बैंक एक्ट ही जनहित की बात करता ह,ै तो जो भी फैसले 
बदले गए या उनमें संशोधन किया गया, वो इसी जनहित को ध्यान में रखकर 
किया गया ।

	 अब फिर से सवाल उठता ह ैकि इतने विवाद के बावजदू नोटबंदी 
का हासिल आखिर क्या रहा ? एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 
में जिस तरह से नोटबंदी का फैसला लिया गया क्या उससे आर्थिक सधुार 
में क्रांतिकारी परिवर्तन दखेने को मिलेगा । इस बारे में किसी भी निष्कर्ष पर 
पहुचंना बहुत जल्दबाजी होगी । हालांकि सरकार की मानें तो इस फैसले 
अर्थव्यवस्था मज़बतू हुई ह ै। बहरहाल, नोटबंदी का फैसला ऐसा ह ैजिसके 
दरूगामी परिणाम होंगे और तरुत-फुरत किसी फैसले पर पहुचंने की जल्दबाजी 
से गलती संभव ह ै।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स त्ंभकार हैं।

ये उनके निजी विचार हैं।)
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odi Government has 
given its approval for 
interest waiver for 
the two months of 

November and December, 2016 
for farmers accessing short term 
crop loans from Cooperative 
Banks. The decision also provides 
for interest subvention to National 
Bank for Agricultural and Rural 
Development (NABARD) on 
additional refinance by NABARD 
to Cooperative Banks. Farmers in 
the whole of India availing short 
term crop loans, from Cooperative 
Banks will be benefitted. The 
decision intends to ensure 
availability of resources with 
Cooperative Banks help farmers 
in easily accessing crop loans from 
Cooperative Banks to overcome 
the difficulties in view of the 
reduction in availability of cash 
for carrying out Rabi operations. 
Additional resources are to be 
provided to Cooperative Banks 
through NABARD for refinance 
to the Cooperative Banks on 
account of interest waiver of 
two months for November and 

Interest waiver for the two 
months for farmers accessing 

short term crop loans

M

December, 2016. This will be extended by Cooperative Banks to the farmers 
in the current financial year 2016-17. An additional financial liability of Rs. 
1060.50 crore will be required for this purpose. 
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odi Government 
has approved a 
new scheme for 
promotion of Rural 

Housing in the country. The 
Government would provide 
interest subsidy under the scheme. 
Interest subsidy would be available 
to every rural household who is 
not covered under the Pradhan 
Mantri Aawas Yojana (Grameen), 
PMAY(G). The scheme would 
enable people in rural areas to 
construct new houses or add to 
their existing pucca houses to 
improve their dwelling units. The 
beneficiary who takes a loan under 
the scheme would be provided 
interest subsidy for loan amount 
upto Rs. 2 Lakhs. National Housing 
Bank would implement the 
scheme. The Government would 
provide net present value of the 
interest subsidy of 3 percent to the 
National Housing Bank upfront 
which will, in turn, pass it to the 
Primary Lending Institutions 
(Scheduled Commercial Banks, 
NBFCs etc.). As a result the 
equated monthly installment 
(EMI) for the beneficiary would 

Modi Govt’s approves New Scheme 
for promotion of Rural Housing 

in the country

M

be reduced. Under the scheme, the Government would also take necessary 
steps for proper convergence with PMAY-G including technical support to 
beneficiary through existing arrangements. The new scheme is expected 
to improve housing stock in the rural areas, as well as create employment 
opportunities in rural housing sector.



INDIA’S WORLD OF DIPLOMACY

24January, 2017

n recent decades, UAE's economic progress 
has been one of the global success stories, 
transforming UAE into a regional leader and a 

thriving international centre that attracts people and 
business from across the world. On the other hand, 
India has also emerged as one of the major power at 
the global level, contributing to the advancement of 
global peace and stability. India's rapid growth and 
modernization, along with its talented human resources 
and large markets, make it one of the anchors of the 
global economy. The dynamism of the two countries 
have translated into a rapidly expanding economic 
partnership, making India UAE's second largest trading 

partner; and UAE not only India's third largest trading 
partner, but also India's gateway to the Gulf region and 
beyond.
	 India and UAE share centuries-old ties of 
commerce, culture and kinship. Today, the Indian 
community of over 2.5 million is a major part of 
UAE's vibrant society and its economic success. It also 
makes a significant economic contribution to India 
and constitutes an indelible human bond of friendship 
between the two nations. Today, as India accelerates 
economic reforms and improves its investment 
and business environment, and UAE becomes an 
increasingly advanced and diversified economy, the two 

Intensifying and Strengthening 
the Constructive India-UAE 

bilateral engagement
 Siddharth Singh

I
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countries have the potential to build a transformative 
economic partnership, not only for sustained prosperity 
of their two countries, but to also advance progress 
in the region and help realise the vision of an Asian 
Century.
	 The strong bonds of friendship between UAE 
and India have found clear expression in the series of 
high-level bilateral visits between the two countries in 
the past two years. In his visit to India as Chief Guest on 
Republic day, His Highness Crown Prince Mohamed 
Bin Zayed AI Nahyan and Prime Minister Shri 
Narendra Modi agreed to seize this historic moment 
of opportunity and shared responsibility to chart a 
new course in their partnership for the 21st century. 
The Comprehensive strategic partnership is a shining 
example of this intensifying relations between two 
countries. Both the countries will now further deepen 
their coordination efforts to counter radicalization and 
misuse of religion by groups and countries for inciting 
hatred, perpetrating and justifying terrorism. Both sides 
will now strengthen cooperation in law enforcement, 
anti-money laundering, drug trafficking, other trans-
national crimes, extradition arrangements, as well 
as police training. India and UAE will now promote 
cooperation in cyber security, including prevention 
on use of cyber for terrorism, radicalization and 
disturbing social harmony. Another area of cooperation 
is to strengthen maritime security in the Gulf and the 
Indian Ocean region, which is vital for the security and 
prosperity of both countries. In the maritime domain, 
both nations will now promote collaboration and inter-
operability for humanitarian assistance and evacuation 
in natural disasters and conflict situations.
	 In the energy sector, India and UAE will now 
promote strategic partnership including through UAE's 
participation in India in the development of strategic 
petroleum reserves, upstream and downstream 
petroleum sectors, and collaboration in third countries. 
One of the highlights of the visit of Crown Prince was 
the signing of the strategic oil deal, which is seen as a 
sign of deepening bond between the UAE and India. 
The deal will allow state-owned Abu Dhabi National 
Oil Company (Adnoc) access to India’s new strategic 
oil reserves storage facility to store 6 million barrels of 
crude.
In his visit, Crown Prince Sheikh Mohammed Bin 
Zayed reaffirmed his strong confidence in India’s 

vibrant economy and expressed appreciation for Prime 
Minister Modi’s inspiring vision for the future of India. 
He also showed keen interest in investing on a range 
of key initiatives, including "Start Up India”, "Make in 
India”, "Smart City”, "Digital India” and "Clean India” 
which has the strong potential to provide Indian 
economy a positive thrust for a robust and sustained 
growth.
	 With regard to countering terrorism, both 
nations acknowledged the common threat posed by 
terrorism to peace and security and thus reiterated 
their strong condemnation of and resolute opposition 
to terrorism in all its forms and manifestations, 
and declared that there could be no justification for 
terrorism anywhere.
Beyond the strategic and diplomatic courtesies, there 
are deeper ties that bind the two peoples. Indian expats 
comprise around 30 per cent of the total population of 
the UAE. More than 50 per cent of remittances to India 
comes from the Arabian Gulf. Over the years, these 
funds have hugely aided in India’s economic resurgence. 
Be that as it may, the UAE will continue to look at India 
for its human talent and skill-set to develop sectors like 
information technology, construction, transportation 
and services. From its energy needs to the shared history 
of trade between South Asia and Middle East, both 
India and the UAE stand upon an excellent foundation 
from which to make this alliance durable, effective and 
long-lasting.
	 Agreements signed between India & UAE 
during Crown Prince Visit to India as Chief Guest of 
Republic Day, are as follows:

 Comprehensive strategic partnership between 
the UAE and India.

 Technology development and cooperation in 
cyberspace.

 Cooperation in defence industry.

 Agreement on strategic oil storage and 
management.

 Institutional cooperation on maritime transport.

 Mutual recognition of certificates of competency 
as per Standards of Training, Certification and 
Watch-keeping for Seafarers (STCW) provisions.
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	 Clearly Modi Government is keen on pushing 
forward the strategic nature of bilateral relations 
between these two traditional friends as they work 
to forge an overarching and deepening engagement 
that’s being described as role model of a strategic 
Government-to-Government as well as People to 
People partnership.

 Bilateral cooperation in road transport and 
highways.

 MoU on prevention and combating of human 
trafficking.

 MoU on cooperation in small and medium 
industries and innovation.

 Partnership in agriculture and allied sectors.

 Mutual exemption of visa for diplomatic, special 
and official passport holders.

 Agreement on trade remedial measures.

 Cooperation on energy efficiency services.
MoU on cooperation in programme exchange.

(Siddharth Singh is a student of International 
Studies in Jawaharlal Nehru University, 

New Delhi)
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or years, Indians viewed their countrymen 
who emigrated abroad for better opportunities 
with suspicion – as if they had somehow 

betrayed the motherland. But with roughly 25 million 
people of Indian origin now scattered across the globe 
– including more than 3 million in the US – attitudes 
about the Indian diaspora are changing dramatically. 
And in this context, Modi Govt in its tenure of last 2 and 
half years, has looked at the huge expatriate population 
– second only to China’s – as a valuable component of 
India’s foreign policy, in much the same way the Jewish 
diaspora in the US influences international opinion and 
policy on Israel. PM Modi has made a concerted effort 
to harness the energy and assets of Indian communities 

around the world. 
	 The Diaspora communities have emerged as one 
of the important element of PM Modi’s foreign policy 
because they play a particularly important role in soft 
power diplomacy. The liberalization of Indian economy 
since 1991 has opened up opportunities for accelerating 
the development process and investments in India. The 
Diaspora has helped in increasing the bilateral trade and 
commercial relationship with a number of countries. 
The overseas Indians have been major catalysts in 
development of quality infrastructure. They have 
facilitated the entry of venture capital funds and they 
have also participated in various financial schemes like 
deposits in banks, shares, mutual funds etc. The finance 

Modi’s Diaspora Diplomacy: 
Mobilizing India’s Dynamic 

Expatriates
 Siddharth Singh

F



INDIA’S WORLD OF DIPLOMACY

28January, 2017

professionals have helped in realizing the objective 
of making Mumbai an international financial centre. 
High-quality result oriented business outsourcing is 
yet another field of participation by the Diaspora. So 
Indian Diaspora is actually an asset in many sectors. 
They are the link to the flourishing markets across 
international borders. They make personal use of daily 
consumables from India, enjoy Indian movies, music 
and buy ornamental goods like art and craft. This 
not only opens up the Indian market abroad but also 
provides a platform for the cross country selling and 
trade.
	 To connect with all Indian Origin people, 
Government celebrates Pravasi Bharatiya Divas (PBD) 
on 9 January every year to strengthen the engagement of 
the overseas Indian community with the Government, 
reconnect them with their roots and celebrate their 
achievements and contributions. PBD is celebrated on 
January 9 as it was on this day in 1915 that Mahatma 
Gandhi, the greatest Pravasi, returned to India from 
South Africa to lead India’s freedom struggle. 13 PBD 
Conventions have been held in India so far. 14th PBD 
was held in January this year in Bengaluru, Karnataka.
	 PM Modi in his various speeches has always 
highlighted that India has always been a net giver of 
countless benefits to the world at large. This includes a 
productive migrant workforce that is also replenishing 
the homeland through the reverse process of “brain 
gain”. PM Modi has left no stone unturned to heap praise 
on the Indian diaspora because he sees them as ideal 
migrants in their host nations, investing sweat and blood 
to develop those countries. The main effect of this effort 
has been to remind host countries that people of Indian 
origin are invaluable assets to them. Modi has argued 
that bilateral relations between that host country and 
the Indian state are dynamized by this incomparable 
human resource factor. So without any hesitation it 
can be said that turning the Indian diaspora into an 
effective extension and tool of India’s foreign policy, is 
a key achievement of the Modi Doctrine. He has made 
numerous interaction with NRIs as a fundamental 
part of his foreign itineraries, no matter how small the 
diaspora community is. Modi Government’s machinery 

have thus added an extra layer of diplomacy for Indian 
interests in every corner of the globe.
	 In essence, the diaspora diplomacy of the Modi 
Doctrine has added to India’s international influence. It 
is a force multiplier that makes India’s presence in far-
flung parts of the world more coherent, organized and 
visible at the grassroots level. The benefits of people-to-
people and public relations with the Indian diaspora, 
which has been stirred into action by Modi, are central 
to the Indian Prime Minister’s larger strategic objective 
of turning India into a “leading power” on the world 
stage.
	 The main reason behind Modi Govt’s push in 
connecting with Diaspora is that the 25 million strong 
Indian Diaspora has an impact on India’s foreign 
policy. They are an important factor in the bilateral 
relationship with the countries where they have a 
significant presence. They are the most important tool 
for India’s soft power diplomacy. Overseas Indians 
can be our unofficial ambassadors. They can play an 
important role in transforming India into a modern 
industrial State through knowledge power. Diaspora 
can also make useful contribution in much needed 
reforms in education sector. They are a major asset in 
transformation in the area of healthcare and also make 
India a hub of medical tourism. Diaspora philanthropy 
has played an important role in education, healthcare 
and rural development. No doubt the Diaspora also has 
major implications for India’s security. 
	 Overseas Indians also benefit immensely 
from the standing of India in the international arena. 
Prestige and strength of India has a direct impact on the 
position of Diaspora in the countries of their settlement. 
In nutshell, the destinies of India and its Diaspora are 
intertwined. It is in the interest of both India and her 
Diaspora to develop a mutually beneficial relationship.

(Siddharth Singh is a student of International Stud-
ies in Jawaharlal Nehru University, 

New Delhi)
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 भारतीय जनता पार्टी पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के ‘अन्त्योदय' एवं 
प्रधानमतं्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत 
पर उत्तर प्रदशे के विकास के लिए कटिबद्ध है

 कृषि  उत्तर प्रदशे के विकास का आधार बने, इसके लिए सभी लघ ुएवं 
सीमान्त किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा एवं उन्हें ब्याज मकु्त ऋण दिया 
जाएगा

 हमारा यह ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ उत्तर प्रदशे के प्रति हमारी 
प्रतिबद्धता का प्रतिबिम्ब ह।ै हमने अपने ‘लोक-कल्याण संकल्प पत्र' को नौ 
संकल्पों में बांटा ह ैजिसमें हर संकल्प का एक मात्र ध्येय लोक-कल्याण है

 जब तक उत्तर प्रदशे का विकास नहीं होता, जब तक यपूी का डबल डिजिट 
ग्रोथ नहीं होता, तब तक दशे का विकास संभव नहीं है

 हमें परू्ण भरोसा ह ैकि काले-धन पर जिस तरह का प्रहार कें द्र की भारतीय 
जनता पार्टी सरकार और प्रधानमतं्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया ह,ै जनता 
उसका भरपरू समर्थन करेगी

 प्रधानमतं्री श्री नरेन्द्र मोदी जी यपूी से ही सांसद ह,ै वे उत्तर प्रदशे के विकास 
के लिए कृतसंकल्पित हैं, उन्होंने हर 15 दिन में विकास की एक नई योजना 
शरुू की ह ैलेकिन ये योजनायें उत्तर प्रदशे के लोगों तक नहीं पहुचँ पाती। 
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदशे की अखिलेश सरकार कें द्र सरकार की योजनाओ ं
को राज्य में नीच ेतक पहुचँने ही नहीं दतेी। उन्होंने कहा कि जब तक लखनऊ 
में एक विकास करने वाली सरकार नहीं आती, प्रदशे विकास के पथ पर 
गतिशील नहीं हो सकता।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा 
यूपी के विकास के लिए ‘लोक-कल्याण संकल्प पत्र' जारी 

करन ेके अवसर पर दिए गए उद्बोधन के मखु्य बिदु
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19th January 2017 : Policy Talk 
on Nehru to Modi: A Paradigm 
Shift in Ideas, Approaches and 

Execution at IIM Bangalore
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		   “The gignatic task of reconstruction, cultural, social, economic 
and political can be rendered possible thought coordinated efforts of bands 
of trained and disciplined efforts of bands of trained and disciplined Indians. 
Armed with the knowledge of Indian’s past glory and greatness, her strength 
and weakness, it is they who can place before their country a programme of 
work, which while  loyal to the fundamental traditions of India civilisation will 
be adapted to the changing conditions of the modern world.”

-Dr. Syama Prasad Mookerjee
Convocation Address delivered at Gurukul Kangri

Viswavidyalaya, Haridwar, 1943
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